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    08 फरवरी, 2019 को उत्‍तरार्थ
विषय: किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य को  हासिल करने के लिए कदम
634.     श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
            चौ॰ सुखराम सिंह यादवः
            श्रीमती छाया वर्माः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने  की कृपा करेंगे किः
(क) क्या कई विशेषज्ञों ने भारतीय कृषि  नीति के तहत किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दुगुना करने के वायदों को पूरा करने के  लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने पर आशंका  जताई है;

(ख) यदि हां, तो कृषि नीति के लक्ष्य को  हासिल करने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों  का ब्यौरा क्या है; और
(ग) कितनी क्षेत्रफल कृषि भूमि, प्रतिशत में, सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है तथा कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए सरकार और  किसानों के पास पर्याप्त संसाधन हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला) 
(क) एवं (ख): सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया है। किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने तथा वर्ष 2022 तक वास्तविक रूप में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने हेतु एक रणनीति की सिफारिश करने के लिए सरकार ने एक अंतर्मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी है। समिति ने रिपोर्ट में मंत्रालय को ऐसी कोई संभावना  नहीं जताई है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने संबंधी लक्ष्‍य को सफलतापूर्वक प्राप्‍त कर दिया जाएगा। 
 
इस समिति ने आय वृद्धि के सात स्रोतों की पहचान की है, जैसे-फसल उत्‍पादकता में सुधार; पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग दक्षता या उत्पादन लागत में बचत; फसल सघनता में वृद्धि; उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाना; किसानों को प्राप्त होने वाले वास्‍तविक मूल्‍यों में सुधार; और कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों की और उन्‍मुख होना। 
उपर्युक्‍त उल्‍लिखित  कार्यनीतियों में से प्रत्‍येक कार्यनीति में कई पहलें शुरू कर दी गई हैं जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित शामिल हैं:
 (i) राज्‍य सरकारों के जरिए मंडी सुधार करना। 
(ii) मॉडल संविदा कृषि अधिनियम के प्रवर्तन द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा कृषि को प्रोत्साहित करना।
(iii) ग्रामीण हाटों का एकत्रीकरण केंद्र के रूप में कार्य करने और किसानों से कृषि जिंसों की सीधी खरीद के लिए उन्‍नयन किया जाना।
(iv) किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्‍यापार प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ई-नाम पहल का शुभारंभ।
(v) उर्वरकों के अनुकूलतम उपयोग के लिए किसानों को मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड के वितरण की अग्रणी योजना का कार्यान्‍वयन। 
(vi) "प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को जल के इष्टतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
(vii) "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 
(viii) जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने खरीफ 2016 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नामक एक फसल बीमा योजना शुरू की है। यह योजना विशिष्‍ट परिस्‍थितियों में फसलोपरान्‍त जोखिम सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। 
(ix) "हर मेढ़ पर पेड़" के तहत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1947 के संशोधन के साथ वन क्षेत्र के बाहर उगाए गए बांस को पेड़ की परिभाषा से हटा दिया गया हैं और बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है।
(x) कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने उत्‍पादन की लागत की तुलना में कम से कम 150 प्रतिशत लाभ के साथ 2018-19 मौसम हेतु सभी अधिसूचित खरीफ व रबी फसलों और अन्‍य वाणिज्‍यिक फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में वृद्धि की है। 
(xi) किसान समर्थक पहलों को अधिक प्रोत्‍साहन देने के लिए सरकार ने एक नई छत्रक योजना 'प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य  के केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए यह सरकार द्वारा उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम है जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक मील का पत्‍थर साबित होगा।

(xii) परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया गया है।
(xiii) गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्‍वित किया गया है।
(xiv) पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और अनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्‍वित किया गया है।
(xv) मत्स्य पालन क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए, अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके बहु आयामी गतिविधियों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्‍वयन किया जा रहा है।
(xvi) सरकार 3 लाख रूपये तक के लघु अवधि फसल ऋणों पर 5 प्रतिशत (शीघ्र भुगतान प्रोत्‍साहन के रूप में 3 प्रतिशत सहित) कुल ब्‍याज छूट प्रदान करती है। इस प्रकार किसानों के लिए शीघ्र भुगतान करने पर ऋण 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की घटी हुई दर उपलब्‍ध होता है। 
(xvii) सरकार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह हेतु वार्षिक लक्ष्‍य निर्धारित करती है, बैंकों से वार्षिक लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए नियमित रूप से कहा जा रहा है। वर्तमान वर्ष के कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्‍य 11 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। 
इसके अतिरिक्‍त छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने केंद्रीय बजट 2019 में एक केंद्रीय क्षेत्र की स्‍कीम ‘’प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान)’’ शुरू की है जिसे भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्‍तपोषित किया जाएगा। 
इस स्‍कीम के तहत 2 हेक्‍टेयर तक की खेती योग्‍य भू-जोत रखने वाले और  छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को उनकी आयु को ध्‍यान में रखे बिना 6000 रूपये प्रति वर्ष का वित्‍तीय लाभ दिया जाएगा। यह वित्‍तीय लाभ एक वित्‍तीय वर्ष में प्रत्‍येक 4 माह की अवधि में 2000 रूपये प्रत्‍येक की 3 समान किस्‍तों में दिया जाएगा। इस स्‍कीम के तहत यह लाभ 01.12.2018 से स्‍वीकार्य होगा।
(ग): भूमि और उसके प्रबंधन से संबंधित विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्‍य सूची) की अठारहवी प्रविष्‍टि के अनुसार राज्‍यों के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। वर्ष 2014-15 के दौरान देश में सकल फसलित क्षेत्र की तुलना में सकल गैर-संचिंत क्षेत्र 51.37 प्रतिशत बताया गया है। इसके अलावा सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला अर्थात जल संसाधनों, वितरण नेटवर्क और खेत स्‍तरीय अनुप्रयोगों से संबंधित समस्‍याओं के पूर्णरूपेण समाधान के लिए ‘हर खेत को पानी’ प्रयोजन के निमित कार्यान्‍वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (प्रति बूंद अधिक फसल) के तहत (अब तक) 2365 करोड़ रूपए निर्मुक्‍त किए गए हैं। पीएमकेएसवाई के तहत न केवल आश्‍वत सिंचाई के लिए संसाधन उत्‍पन्‍न करने पर विशेष ध्‍यान दिया जाता है बल्‍कि ‘जल संचय’ और ‘जल सिंचन’ के जरिए सूक्ष्‍म स्‍तर पर वर्षा के जल को एकत्र करके संरक्षात्‍मक सिंचाई व्‍यवस्‍था भी की जाती है।  
*****

